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माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के  विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. यह रिट याचिका अन्य बातों के  साथ साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

"ए. उत्प्रेषण की प्रकृ ति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके  द्वारा चकबंदी अधिकारी 

कीरतपुर जिला जौनपुर द्वारा मुकदमा संख्या 616/सीओ/202021 में दिनांक 23.12.2020 को 

पारित आदेश को रद्द किया जाए यह आदेश ग्रामसुरिस परगना अंगुली जिलाजौनपुर तहसीलशाहगंज 

में स्थित 0.02 डिसमिल क्षेत्रफल वाले प्लॉट संख्या 4119एम के  संबंध में था जिसके  तहत उक्त प्लॉट 

को चक संख्या 961 से बाहर कर दिया गया था साथ ही सहायक चकबंदी अधिकारी 

देवकाली/मणिकाला जिलाजौनपुर की दिनांक 23.12.2020 की आख्या प्रदर्श1 को भी रद्द किया जाए।

ब. परमादेश की प्रकृ ति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह 

निर्देश दिया जाए कि वह मुकदमा संख्या 616/सीओ/202021 में याचिकाकर्ता गण के  रिकॉल/बहाली आवेदन 

पर विचार करे और निर्धारित समय सीमा के  भीतर उस पर निर्णय ले।"

3. यह निवेदन किया जाता है कि सहायक चकबंदी अधिकारी ने प्लॉट संख्या 4119 एम के  संबंध में भूमि 

राजस्व अभिलेख को ठीक करने के  लिए दिनांक 23.12.2020 को एक एकपक्षीय संदर्भ भेजा है। इसके  बाद 

चकबंदी कार्यालय ने उसी दिन दिनांक 23.12.2020 के  अपने एकपक्षीय आदेश द्वारा उक्त संदर्भ को स्वीकार 

कर लिया है।

4. काफी लंबी और गहन चर्चा के  बाद याचिकाकर्ता गण के  विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से परमादेश जारी 

करने की प्रार्थना की है जिसमें चकबंदी अधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह दिनांक 23.12.2020 के  
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एकपक्षीय संदर्भ आदेश के  विरुद्ध याचिकाकर्ता गण की ओर से दायर बहाली आवेदन पर निर्णय ले जो अभी 

विचाराधीन है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि बहाली आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय 

लेने का निर्देश जारी किया जाता है।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा अतः यह न्यायालय 

वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है। ऐसा करते समय न्यायालय मामले 

के  गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है जैसा कि रिट याचिका में उल्लेखित है बल्कि चकबंदी अधिकारी 

(प्रत्यर्थी संख्या 3) जिनके  समक्ष दिनांक 23.12.2020 के  एकपक्षीय आदेश के  विरुद्ध बहाली आवेदन 

विचाराधीन है को यह निर्देश देता है कि वे कानून के  अनुसार और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति 

प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पाँच महीने की अवधि के  भीतर उक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें।

7. उपरोक्त निर्देश के  साथ इस याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।
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